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अतारांककत प्रश्न संख्या 1435 
जजसका उत् तर 13 फरिरी, 2025 को कदया जाना है। 

..... 
पूिी राजस्थान नहर पररयोजना में पानी का कहस्सा 

 
1435. श्री मुरारी लाल मीना: 
 
 क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कक: 
(क) सरकार द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर पररयोजना (ईआरसीपी) का नाम बदलकर पीकेसी 

ककए जाने के ललए राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच ककन-ककन शतों पर समझौता 
ज्ञापन पर हस्ताक्षर ककए गए थे; 

(ख) उक्त पररयोजना के अंतगगत राजस्थान और मध्य प्रदेश के ललए ककतना-ककतना पानी 
लनर्ागररत ककया गया है और राजस्थान के कहस्से में कमी के कारण, यकद कोई हों, 
क्या हैं; 

(ग) उक्त पररयोजना के अंतगगत अब तक पूरा हो चुके कायग और अरू्रे कायग का ब्यौरा क्या 
है और इसे पूरा करने के ललए क्या समय-सीमा लनर्ागररत की गई है; 

(घ) उक्त पररयोजना से राजस्थान के ककन-ककन क्षेत्रों के लाभान्वर्वत होने की संभार्वना है; 
और 

(ङ) क्या उक्त पररयोजना के औद्योलगक क्षेत्रों, वर्वशेषकर दौसा संसदीय लनर्वागचन क्षेत्र सकहत 
राजस्थान के डाकग  जोन ब्लॉकों को पयागप्त जल उपलब्र् कराए जाने की संभार्वना है? 

उत्तर 
जल शक्ति राज्य मंत्री    श्री राज भूषण चौधरी 
(क) और (ख): राजस्थान सरकार द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर पररयोजना (ईआरसीपी) को एक 
स्र्वतंत्र पररयोजना के रूप में प्रस्तावर्वत ककया गया था। हालांकक, चंबल नदी प्रणाली के जल 
के उपयोग हेतु राजस्थान और मध्य प्रदेश (एमपी) की राज्य सरकारों के साथ वर्वलभवन मंचों 
पर की गई चचागओं के आर्ार पर, संशोलर्त पाबगती-कालललसंर्-चंबल (संशोलर्त पीकेसी) ललंक 
पररयोजना का प्रस्तार्व तैयार ककया गया है, न्जसमें एमपी सरकार द्वारा कूनो, पाबगती और 
कालललसंर् उप-नकदयों में प्रस्तावर्वत घटकों को शालमल ककया गया है, साथ ही राजस्थान 
सरकार द्वारा प्रस्तावर्वत ईआरसीपी के घटकों को भी शालमल ककया गया है। राजस्थान और 



मध्य प्रदेश राज्यों और भारत सरकार के बीच पर कदनांक 28.01.2024 को संशोलर्त पीकेसी 
ललंक पररयोजना की वर्वस्ततृ पररयोजना ररपोटग (डीपीआर) तैयार करने के ललए एक समझौता 
ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षर ककए, इसके बाद कदनांक 05.12.2024 को ललंक पररयोजना के 
कायागवर्वयन के ललए एक एमओए पर हस्ताक्षर ककया गया। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार, 
राजस्थान के ललए कुल 4102.60 लमललयन घन मीटर जल और मध्य प्रदेश के ललए 
3120.09 लमललयन घन मीटर जल उपलब्र् होगा। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार, दोनों 
राज्य अपने-अपने घटकों के कायागवर्वयन के ललए अपेन्क्षत र्वैर्ालनक मंजूरी लेने के बाद 
समयबद्ध तरीके से कायागवर्वयन के ललए स्र्वंय न्जम्मेदार होंगे। 

(ग): राजस्थान सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, नर्वनेरा बैराज का कायग पूरा हो गया 
है, जबकक इसादाग बांर् का कायग इस र्वषग में बाद में पूरा ककया जाना है और रामगढ़ बैराज, 
महलपुर बैराज, नर्वनेरा बैराज पर पंप हाउस और नर्वनेरा पंप हाउस से वबसलपुर बांर् और 
इसादाग बांर् तक मेज एनीकट और गालर्वा बांर् के माध्यम से फीडर लसस्टम और चंबल नदी 
पर एक जलमागग का लनमागण कायग र्वषग 2028 तक पूरा करने की योजना है। 

(घ) और (ङ): अवय बातों के साथ-साथ इस पररयोजना का उदे्दश्य, पूर्वी राजस्थान के 21 
न्जलों (झालार्वाड़, बारां, कोटा, बूंदी, टोंक, सर्वाई मार्ोपुर, गंगापुर लसटी, दौसा, करौली, 
र्ौलपुर, भरतपुर, डीग, अलर्वर, खैरथल-लतजारा, कोटपुतली - बेहरोड़, जयपुर शहर, जयपुर 
ग्रामीण, डूडू, अजमेर, ब्यार्वर, केकड़ी) की लन्क्षत जनसंख्या को पेयजल आपूलतग प्रदान करना 
है और मागग में आने र्वाले शहरों, टैंकों और गांर्वों के साथ-साथ कदल्ली-मुंबई औद्योलगक 
कॉररडोर (डीएमआईसी) और अवय उद्योगों की औद्योलगक जल मांगों को पूरा करने के ललए 
205 लमललयन घन मीटर जल प्रदान करना है, इसके अलार्वा राजस्थान में 2.5 लाख हेक्टेयर 
से अलर्क नए कमांड क्षेत्र की लसंचाई के ललए जल प्रदान करना एर्वं लगभग 1.5 लाख 
हेक्टेयर के मौजूदा कमांड क्षेत्र को न्स्थर करना है। 

***** 

 

 


